भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्या *339
03.04.2017 को उत्तर के लिए
पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में संशोधन
*339.
श्री विवेक गुप्ता : 
क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(क)
क्या यह सच है कि सरकार उत्सर्जन मानकों की समय-सीमा में 2019 तक छूट देने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 में संशोधन करने का विचार रखती है; 

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो क्या सरकार दिसम्बर, 2017 से पहले उक्‍त संशोधन करने की योजना बना रही है; 

(ग)
क्या यह प्रयास वैश्विक पर्यावरण मानकों और संधियों के अनुरूप होगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(घ)
उन सभी उत्सर्जन मानकों का ब्यौरा क्या है जिनका भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण पालन करने के लिए बाध्य है?
उत्तर
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 

(श्री अनिल माधव दवे)

(क) से (घ) :
विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****
'पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में संशोधन' के संबंध में दिनांक 03.04.2017 को उत्‍तर के लिए माननीय संसद सदस्‍य श्री विवेक गुप्ता द्वारा पूछे गए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *339 के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।
(क) से (घ) :
उत्‍सर्जन मानकों की समय-सीमा में वर्ष 2019 तक छूट देने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में संशोधन करने का कोई प्रस्‍ताव फिलहाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। उत्‍सर्जन मानक पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची में अधिसूचित किए गए हैं। 32 सामान्‍य मानकों के अतिरिक्‍त, 104 क्षेत्रों से संबंधित 115 उत्‍सर्जन/‍बहिस्राव मानक मौजूद हैं। विभिन्‍न उद्योगों से संबंधित पर्यावरणीय मानकों में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है और यह एक सतत प्रक्रिया है। उत्‍सर्जन मानक पर्यावरणीय पहलुओं और प्रौद्योगिकी-आर्थिक व्‍यवहार्यता को ध्‍यान में रखकर बनाये जाते हैं और इनके अनुपालन के लिए किसी अंतरराष्‍ट्रीय संधि की बाध्‍यता नहीं है। 
*****
